
                                                                                                           

PRESS RELEASE​

10 अरब डॉलर की उत्पे्ररक पूजंी (कैटेलिटिक कैपिटल) भारत के जलवाय ुलक्ष्यों के लिए 500 अरब डॉलर जटुाने 

में मदद कर सकती है: सीईईडब्ल्य-ूटाटा ससं रिपोर्ट 

●​ भारत को बिजली, उद्योग और परिवहन के्षत्रों के डीकार्बनाइजेशन के लिए 2030 तक 500 अरब डॉलर की 
अनमुानित राशि की जरूरत है, जिनकी देश के कुल उत्सर्जन में हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है। 

●​ सीईईडब्ल्य-ूटाटा ससं रिपोर्ट का आकलन है कि अगर इस लक्ष्य का सिर्फ  10 प्रतिशत, यानी 50 अरब डॉलर, ब्लेंडडे 

फाइनेंस (blended finance) के जरिए हासिल कर लिया जाए तो शषे राशि बगरै किसी सहायता के जटुाई जा सकती 
है। 

●​ रिपोर्ट के अनसुार, 50 अरब डॉलर के इस लक्ष्य के लिए अनमुानित रूप से सिर्फ  10 अरब डॉलर की उत्पे्ररक पूजंी 
(catalytic capital) की जरूरत पड़ सकती है, जो 5 गनुा के लीवरेज मल्टीपल (leverage multiple) का इशारा करती 
है। 

●​ टाटा ससं के चेयरमनै एन. चदं्रशखेरन का कहना है कि भारत को "ऐसी पूजंी की जरूरत है, जो शरुुआती जोखिम 

उठाने को तयैार हो"। वे भारत की कम कार्बन उत्सर्जन वाली विकास यात्रा (low-carbon growth story) में ब्लेंडडे 

फाइनेंस की और बड़ी भमूिका की कल्पना करत ेहैं। 

 

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2026: भारत के जलवाय ुलक्ष्यों को परूा करने के लिए 2030 तक कम कार्बन उत्सर्जन 

वाली 20 तकनीकों में 500 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। लेकिन ब्लेंडडे फाइनेंस को एक बनुियादी 
साधन के रूप में इस्तमेाल करके इसमें आगे बढ़ने की शरुुआत की जा सकती है। यह रिपोर्ट बताती है कि अगर 

इससे बहुत कम राशि, यानी 500 अरब डॉलर का 10 प्रतिशत या 50 अरब डॉलर ब्लेंडडे फाइनेंस के रूप में जटुा 
लिया जाए तो एक टै्रक रिकॉर्ड तयैार हो सकता है, जिससे शषे राशि बगरै किसी सहायता से जटुाने में मदद मिल 

सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये 50 अरब डॉलर सिर्फ  10 अरब डॉलर की उत्पे्ररक पूजंी से जटुाए जा 
सकत ेहैं। इसका अर्थ है कि उत्पे्ररक पूजंी का प्रत्येक डॉलर ब्लेंडडे फाइनेंस के रूप में पांच डॉलर जटुाता है, यानी 
इसका सांकेतिक लीवरेज मल्टीपल 5 गनुा है। इसमें उत्पे्ररक पूजंी के एक डॉलर के साथ बाजार की शर्तों पर वित्त 

उपलब्ध कराने वाली वाणिज्यिक पूजंी के चार डॉलर जडु़त ेहैं। यह सभी जानकारियां आज मगंलवार को 
'काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर' (सीईईडब्ल्य)ू के ग्रीन फाइनेंस सेंटर (CEEW-GFC) और टाटा 
ससं की ओर से सयंकु्त रूप से जारी रिपोर्ट "ब्लेंडडे फाइनेंस फॉर इंडियाज क्लाइमेट गोल्स" से सामने आई है। 

 

सीईईडब्ल्य-ूटाटा ससं की यह रिपोर्ट अपनी तरह का पहला अध्ययन है हो जो बताता है कि देश के ग्रीनहाउस गसै 

उत्सर्जन में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले बिजली, उद्योग और परिवहन के्षत्रों के डीकार्बनाइजेशन के 2030 

के लक्ष्यों को पाने में ब्लेंडडे फाइनेंस कितनी मदद कर सकता है। भारत को 2030 तक इन के्षत्रों के लिए कम 

कार्बन उत्सर्जन वाली 20 तकनीकों में 500 अरब डॉलर के जलवाय ुनिवेश करने की जरूरत है। इसमें बिजली और 

अक्षय ऊर्जा में 198 अरब डॉलर (कुल निवेश का 39.6 प्रतिशत), ग्रीन हाइड्रोजन में 115 अरब डॉलर (23 प्रतिशत), 

और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में 187 अरब डॉलर (37.4 प्रतिशत) निवेश करने की जरूरत होगी। 
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किसी स्वच्छ तकनीक को कितनी उत्पे्ररक पूजंी की जरूरत होती है, यह उसकी तकनीकी-आर्थिक परिपक्वता 
(techno-economic maturity) और टै्रक रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। सीईईडब्ल्य-ूटाटा ससं रिपोर्ट ने एक 

'लीवरेज मल्टीपल', यानी उत्पे्ररक पूजंी के प्रत्येक डॉलर पर जटुाए जाने वाले कुल निवेश, का पता लगाया है। 

उदाहरण के लिए, सौर ऊर्जा के लिए यह लीवरेज मल्टीपल 35 गनुा है, क्योंकि सौर ऊर्जा एक परिपक्व तकनीक 

है, जिसे मखु्य रूप से के्रडिट एन्हांसमेंट गारंटी की जरूरत होती है। वहीं, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए लीवरेज 

मल्टीपल सिर्फ  2 गनुा है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन अभी शरुुआती अवस्था की तकनीक है, जिसे इक्विटी के रूप में 
अधिक सहायता की जरूरत है। के्षत्रवार देखें तो 2030 तक बिजली और अक्षय ऊर्जा को 1.5 अरब डॉलर, ग्रीन 

हाइड्रोजन को 5.9 अरब डॉलर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को 2.7 अरब डॉलर उत्पे्ररक पूजंी की जरूरत है। 

स्वाभाविक है कि अधिक परिपक्व के्षत्रों को अधिक वाणिज्यिक पूजंी जटुाने के लिए कम उत्पे्ररक पूजंी की जरूरत 

होती है, इसलिए कम परिपक्व के्षत्रों की तलुना में उनका लीवरेज मल्टीपल अधिक होता है। 

 

एन. चदं्रशखेरन, चेयरमनै, टाटा ससं, ने कहा, "भारत की विकास यात्रा की मांग है कि हम औद्योगीकरण, 

शहरीकरण और समदृ्धि के विस्तार को जारी रखत ेहुए डीकार्बनाइजेशन के रास्त ेपर भी आगे बढ़ें। ये दोनों 
जरूरतें हमारी ऊर्जा प्रणालियों, उद्योगों और परिवहन नेटवर्क  के सामने असाधारण मांग पदैा करती हैं। 2030 की 
अपनी जलवाय ुप्रतिबद्धताओ ंको परूा करने के लिए इन के्षत्रों में आधे ट्रिलियन डॉलर से अधिक के निवेश की 
जरूरत होगी। सिर्फ  पारंपरिक वित्त इसके लिए पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए भारत को ऐसी पूजंी की जरूरत है, जो 
शरुुआती जोखिम उठाने को तयैार हो, धरै्य रख सके और दीर्घकालिक बड़ ेलाभों के लिए निकट भविष्य में कम 

लाभों को स्वीकार करे। यहीं पर ब्लेंडडे फाइनेंस की भमूिका बेहद अहम हो जाती है। उपयकु्त वित्तीय ढांचे और 

प्रोत्साहनों वाला भारत का क्लाइमेट ट्रांजिशन इनोवेशन, प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सरुक्षा और सतत आजीविका का एक 

मजबतू इंजन बन सकता है।" 

 

गगन सिद्ध,ू डायरेक्टर, सीईईडब्ल्य ूग्रीन फाइनेंस सेंटर, ने कहा, "भारत का क्लाइमेट ट्रांजिशन वित्तीय प्रणाली 
के लिए एक स्टे्रस टेस्ट जसैा है। सवाल है कि क्या यह प्रणाली इतनी तजेी से बदल सकती है कि आगे खड़ी 
चनुौती के विस्तार और तात्कालिकता का सामना कर सके? कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों की परिपक्वता 
अलग-अलग अवस्थाओ ंमें है, और प्रत्येक तकनीक की वित्तीय जरूरतें भी अलग-अलग हैं। चूकंि पारंपरिक 

वित्तीय ढांचा इतने जटिल बदलावों के लिए नहीं बनाया गया था, इसलिए यहीं पर ब्लेंडडे फाइनेंस एक पलु का 
काम कर सकता है। हमने पाया है कि 2030 तक भारत के आधे ट्रिलियन डॉलर के वित्तीय अवसरों में से ब्लेंडडे 

फाइनेंस के उपायों को सिर्फ  10 प्रतिशत हिस्से पर ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ  10 अरब डॉलर की उत्पे्ररक पूजंी 
से ये 50 अरब डॉलर जटुाए जा सकत ेहैं, जिससे बाकी रकम बिना किसी अतिरिक्त मदद के जटुाने का रास्ता खलु 

जाएगा। अब जरूरत एक ऐसे ससं्थागत ढांचे की है, जो इस उत्पे्ररक पूजंी को सटीक तरीके से जमीन पर उतार 

सके। एक नेशनल ग्रीन फाइनेंस इंस्टीट्यशून (National Green Finance Institution) भारत की जलवाय ु

महत्वाकांक्षाओ ंऔर वित्तीय प्रणाली को जोड़ने वाली कड़ी बन सकता है।" 

 

2010 से 2022 के बीच भारत में 5.6 अरब डॉलर के ब्लेंडडे फाइनेंस के लेन-देन दर्ज किए गए। यह वशै्विक बाजार 
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का 3.4 प्रतिशत था, जिसमें उत्पे्ररक पूजंी सिर्फ  17 प्रतिशत थी। कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों के लिए 

ब्लेंडडे फाइनेंस का उपयोग बढ़ाने के लिए इस रिपोर्ट में एक नेशनल ग्रीन फाइनेंस इंस्टीट्यशून बनाने का 
प्रस्ताव दिया गया है, जसैा कि नीति आयोग ने सिफारिश की थी। यह ससं्था सरकारों, दानकर्ता ससं्थाओ ंऔर 

विकास हितधारकों से उत्पे्ररक पूजंी को जटुाएगी और उसे ब्लेंडडे फाइनेंस ढांचों के जरिए वितरित करेगी। 

भ-ूराजनीतिक अनिश्चितताओ ंको देखत ेहुए, रिपोर्ट देश के भीतर विकल्प तलाशने और घरेल ूदानकर्ता 
ससं्थाओ ंकी उत्पे्ररक पूजंी का इस्तमेाल करने का भी प्रस्ताव देती है, ताकि वाणिज्यिक पूजंी को अधिक प्रभावी 
ढंग से आकर्षित किया जा सके। साथ में, रिपोर्ट में इसके लिए अनकूुल नीतिगत/नियामकीय वातावरण बनाने 

की भी अपील की गई है। 

 

Amlan Bibhudatta, Gagan Sidhu, Arjun Dutt और Labanya Prakash Jena (सीईईडब्ल्य ूटीम) व Roopa 

Purushothaman, Vishal Vaibhaw और Kartikey Vaid (टाटा ससं टीम) की रिपोर्ट Blended Finance for 

India's Climate Goals पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें- 
https://www.ceew.in/gfc/publications/Blended-Finance-for-India   
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For media queries, contact: Tulshe Agnihotri (CEEW) at tulshe.agnihotri@ceew.in 

About CEEW 

The Council on Energy, Environment and Water (CEEW) — a homegrown institution with 

headquarters in New Delhi — is among the world’s leading climate think tanks. The Council is also 

often ranked among the world’s best-managed and independent think tanks. It uses data, integrated 

analysis, and strategic outreach to explain — and change — the use, reuse, and misuse of resources. 

It prides itself on the independence of its high-quality research and strives to impact sustainable 

development at scale in India and the Global South. In over 15 years of operation, CEEW has 

impacted over 400 million lives and engaged with over 20 state governments. Follow us on X 

(formerly Twitter) @CEEWIndia or on LinkedIn for the latest updates. 

About TATA Sons 
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Tata Sons is the principal investment holding company and promoter of the Tata Group companies. 

About CEEW-GFC 

The CEEW Green Finance Centre (CEEW-GFC) is a special initiative of the Council on Energy, 

Environment and Water (CEEW). CEEW-GFC acts as a non-partisan observer and catalyst that aims to 

bridge green financing gaps by addressing financing bottlenecks and enhancing the integration of 

green considerations in financial decision-making. Its approach is multi-pronged: tracking market 

trends, publishing research and analysis, developing financial solutions, offering technical assistance, 

and fostering coherence between policymakers, regulators, financial institutions, and industry. 

www.ceew.in/gfc 
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